भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्य सभा
28.12.2018 के 
अतारांकित प्रश्न सं. 1895 का उत्तर
आन्‍ध्र प्रदेश में रेलवे स्‍टेशनों का पुनर्विकास
1895.
श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:


क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्‍या सरकार द्वारा आन्‍ध्र प्रदेश राज्‍य के किसी भी रेलवे स्‍टेशन के पुनर्विकास का प्रस्‍ताव किया गया है;

(2) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(3) क्‍या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकरण/संगठन के साथ कोई करार किया है;

(4) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(5) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?
उत्तर
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)
(क) और (ख): रेलवे द्वारा सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से अपेक्षाकृत लंबी लीज अवधियों के साथ भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को नोडल एजेंसी बनाकर बड़े रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है। इनमें आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बड़े रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
(ग) से (ङ): आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और तिरुपति रेलवे स्टेशनों सहित 10 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनबीसीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनबीसीसी द्वारा इन दोनों स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं।
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